PART 1] 


HARYAVA GOVT GAZ , OCT. 14 , 1986 (ASVN . 22 , 1908 SAKA ) 


2795 


7 


सं.प्रो. वि ./ एफ ० डी ० / गुडगांव / 39-86/ 36441.--- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि ( 1 ) परिवहन आयुक्त , 
हरियाणा, चण्डीगढ़ , ( 2 ) जनरल मैनेजर, हरियाणा रोडवेज, रिवाड़ी के श्रमिक श्री राजयपाल, पुत्र श्री मंगल राम , गांव दीदारा , पो ० 
ग्राफिस तावडू , जिला गुड़गांव तथा उसके प्रवन्धकों के मध्य इस में इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है । 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इस लिये , अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 10 की उप- धारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 5 -11 5-3- श्रम 68/1 5 254, दिनांक 20 जून, 1978 के 
साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं . 11495 - जी - श्रम 57/11245 दिनांक 7पदरी, 15F8 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गटित 
श्रम न्यायालय , फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचेलिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने 
हेत निर्दिष्ट करते है जोकि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा संबंधित मामला है । 

क्या श्री राजपाल की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार है ? 

स ० ओ ० वि ०/ एफ ० डी ०/ 155-86/ 3 64 49 --चू कि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० अमरपाली स्ट्रक्चरल 
प्रा ० लि ०, फरीदाबाद के श्रमिक श्री रामजीत शर्मा, पुत्र श्री रामवचन शर्मा, गांव मिश्रोली , डा ० कुकुरघांटी, जिला देवरीया ( उत्तर 
प्रदेश ) तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है । 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 


इसलिये , अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं 0 5 4 15-3 - श्रम / 68/ 1 5254 , दिनांक 20 
जून , 1978 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं ० 11-495 -- जी - श्रम / 57/ 112.15 दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त अधिनियम 
की धारा 

7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय फरीदाबाद, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला 
न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या 
विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है 

क्या श्री रामजीत शर्मा की सेवायों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार 


है ? 


? 


सं ० ओ० वि ० / कुरु 16-86/ 36-456.- कि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० सैक्ट्री कोराड़ा को - प्रोप्रेटिव 
जोडिट सर्विस सोसाईटी ली ०, कोराडा, तहसील कैथल, जिला कुरुक्षेत्र , के श्रमिक श्री रूप कुमार, पुत्र श्री रघुनन्दन मार्फत ट्रेड यूनियन 
कोंसिल, पटियाला (पंजाब ) तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है 

और चूकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिये , अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उप- धारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा 
प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 3-4.1-8-1-3/ श्रम 
दिनांक 18 अप्रैल, 1984 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , अम्बाला को विवादग्रस्त 
या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते है जो कि उक्त प्रबन्धकों 
तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है । 

क्या श्री रूप कुमार की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 

सं ० प्रो ० वि ०/ एफ ० डी ०/ 15 7-86/ 3 6-462.-- चूकि हरियाणा के राज्यपाल कि राय है कि मै ० अमरपाली स्ट्रक्चरल 
प्रा ० लि ०, मथुरा रोड़, फरीदाबाद , के श्रमिक श्री सिगेश्वर सिंह , पुत्र श्री बिन्दा सिंह, गांव धनबरा, डा ० कोठिया , जिला छपरा 
(विहार ) , तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इस में इस के बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए , अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खंड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 5-4 15-3 - श्रम-68/ 1 5 254 दिनांक 
20 जून , 1978 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं ० 1149 5 - जी - श्रम 57/11245 , दिनांक 7 फरवरी , 1958 
उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित 
नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या 
तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है 
क्या श्री सिगेश्वर सिंह पुत्र श्री बिन्दा सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस 

राहत का हकदार है ? 


द्वारा 


